शामन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 
सी . ओ./ रायपुर 17/2002 . " 


" विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 

जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/ 38 सि . से . 
भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 28 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 15 जुलाई 2005 -- आषाढ़ 24, शक 1927 


विषय - सूची 
भाग 1.-~ ( 1).राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध, सूचनाएं. ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं , ( 4 ) 

सूचनाएं . 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं . ( 6 )निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट . 

प्रतिवेदन , (3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) . 

अध्यादेश , ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. - स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 28 जून 2005 


क्रमांकाई 04-07 /2005/ एक/ 2. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-6-2005 द्वारा श्री मनोज पिंगुआ, कलेक्टर , सरगुजा 
को दिनांक 4 जुलाई 2005 से 9 जुलाई 2005 तक ए.ओ.ए., नैनीताल में आयोजित प्रशिक्षण हेतु नियोजित किया गया है. श्री पिंगुआ के 
प्रशिक्षण अवधि में कलेक्टर , सरगुजा का प्रभार श्री एन . एस. मंडावी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , सरगुजा अपने वर्तमान कर्तव्यों 
के साथ - साथ सम्पादित करेंगे. 


। 
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संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्रो, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2005 . 


+ 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2005 


[ भ 


रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2005 


क्रमांक ई -7/ 32/ 2004/ 1/ 2 .-- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-5-2005 द्वारा श्री अवध बिहारी, विशेष सचिव , छत्तीसगढ़ 
शासन, गृह विभाग को दिनांक 24-5-2005 से 10-6-2005 तक ( 18 दिवस ) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था . इसी अनुक्रम 
में श्री अवध बिहारी, भा.प्र.सें . को दिनांक 11-6-2005 से 13-6-2005 तक ( 3 दिवस ) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता 
है . 


2 . 


शेष शर्ते यथावत् रहेंगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के . के . बाजपेयी, अवर सचिव . 


रायपुर , दिनांक 18 जून 2005 


क्रमांक एफ 3-7/2005 / 1/एक . - छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त निम्नलिखित संसदीय सचिवों ने आज दिनांक 18 जून , 2005 
को अपरान्ह में पद तथा गोपनीयता की शपथ ली और अपने पद ग्रहण किये : 


1 . 


2 . 


श्री रामसेवक पैकरा 
श्री छतराम देवांगन 
श्री त्रिविक्रम भोई 


3 . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जे . मिंज , संयुक्त सचिव . 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 30 जून 2005 


क्रमांक 5485 / डी -1464/21- ब / छ.ग. / 05. - राज्य शासन, श्री सनमान सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव की सेवायें प्रतिनियुक्ति 
पर नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 377/ दो - 2-17/ 2001 ( गोपनीय ) / 05 , दिनांक 27-6-2005 के परिप्रेक्ष्य में राज्य परिवहन 
अपीलीय प्राधिकरण, रायपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक परिवहन 
विभाग को एतद्वारा सौपी जाती है. 


रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2005 


क्रमांक 5540 / डी - 1465121 - ब/ छ.ग./ 05 . राज्य शासन , उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 379 / दो - 2-17 / 2001/ गोपनीय/ 05 , दिनांक 
27-6-2005 के अनुशंसा पर श्री अनिल कुमार शुक्ला, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव, छ . ग. की सेवायें छत्तीसगढ़ . 
शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक माध्यस्थम 
अधिकरण, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती है . 


-- 


भाग 1 ] 
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रायपुर , दिनांक 1 जुलाई 2005 


क्रमांक 5541/ डी -1465/21 - ब/ छ.ग. / 05.- राज्य शासन, श्री अनील कुमार शुक्ला, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव 
की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 379 / दो - 2-17/ 2001/ गोपनीय / 05 , दिनांक 27-6-2005 के परिप्रेक्ष्य 
में रजिस्ट्रार , माध्यस्थम अधिकरण के पद पर नियुक्ति हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य 
विभाग, छ. ग. शासन, मंत्रालय , रायपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है. 


रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2005 


. 


क्रमांक 5542/ डी -1466 / 21 - ब/ छ.ग./ 05. - राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 375 / दो - 2 
1 / 2005 / गोपनीय/2005 , दिनांक 26 जून , 2005 के अनुपालन में श्री महेन्द्र राठौर, उप - सचिव , विधि और विधायी कार्यविभाग , छ. ग. शासन, 
मंत्रालय, रायपुर की सेवाएं माननीय उच्च न्यायालय , छ . ग . बिलासपुर को एतद्द्वारा वापस की जाती है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

टी . पी . शर्मा, प्रमुख सचिव . 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2005 


क्रमांक F 4/69/32/ आ.पा./ 05.- राज्य सरकार एतद्द्वारा जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम 1974 ( क्र . 6 ) को धारा 
4 ( 2 ) ( एफ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री अनिल शर्मा, मुख्य अभियंता. छ. ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल को आगामी आदेश 
तक सदस्य सचिव, छ. ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के रूप में नियुक्त करती है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एस . एस . बजाज, विशेष सचिव, 


4 


गृह ( सामान्य ) विभाग 

( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 17 जून 2005, 


क्रमांक एफ - 9-39 / दो / गृह / 05. - सभी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 31-1 
2005 को प्रश्नपत्र " हिन्दी " विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है 


परीक्षा केन्द्र रायपुर 


- 


- 


.अनु . 

( 1 ) 


परीक्षार्थी का नाम 

( 2 ) 


पदनाम 
( 3 ) 


: 


1 . 


श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर 


सहायक जनसंपर्क अधिकारी 


- 


। 


- 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2005 


. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


2 . 


श्री राजेश दास कल्लाजे 


सहायक वन संरक्षक 


3 . 


श्रीमती सोमा दास 


सहायक वन संरक्षक 


परीक्षा केन्द्र बस्तर 


4 . 


श्री अर्जुन कुमार श्रीवास्त 


राजस्व निरीक्षक 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के . सुब्रमणियम, सचिव. 


. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


। 


कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2005 


. 


क्रमांक 44 / भू- अर्जन /2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


- 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


कोरबा 


5.417 


गितारी माइनरनिर्माण हेतु 


। 


गितारी 
प.ह.नं. 19 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2 चांपा, जिला 
जांजगीर - चांपा ( छ. ग. ). 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 
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कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2005 


क्रमांक 45 / भू- अर्जन / 2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


. 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


कोरबा . 


1.199 


टुण्ड्रा 
प.ह.नं. 22 


टुण्ड्रा माइनर निर्माण हेतु 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 6 सक्ती, जिला 
जांजगीर - चांपा ( छ. ग . ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


कोरवी, दिनांक 31 मार्च 2005 


क्रमांक 46 / भू - अर्जन / 2005. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत: भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधितं व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धास 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


নাম্বাস 


के द्वारा 


का वर्णन 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


कोरबा 


2.567 


टुण्ड्रा 
प.ह.नं. 22 


टुण्ड्रा माइनर निर्माण हेतु 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 6 सक्ती , जिला 
जांजगीर - चांपा ( छ. ग . ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


+ 


4 
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[ भाग 1 


कोरवा, दिनांक 31 मार्च 2005 


क्रमांक 47/ भू - अर्जन /2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) मे वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


कोरबा 


1.813 


टुण्ड्रा माइनर निर्माण हेतु 


सोहागपुर 
प.ह.नं. 23 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 6 सक्ती, जिला 
जांजगीर - चांपा ( छ . ग. ) , 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2005 


क्रमांक 48 / भू - अर्जन/ 2005. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


1 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) . 


( 2 ) 


( 3 ) 


. 


( 6 ) 


कोरबा 


कोरबा 


महुआडीह 


1.263 


महुआडीह माइनर निर्माण हेतु 


प.ह.नं. 22 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 6 सक्ती, जिला 
जांजगीर - चांपा ( छ. ग. ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 
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कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2005 


क्रमांक 491 भू - अर्जन / 2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


P 


कोरबा 


कोरबा 


1.322 


खरवानी माइनर निर्माण हेतु 


खरवानी 
प.ह.नं. 22 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 6 सक्ती , जिला 
जांजगीर - चांपा ( छ . ग . ). 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2005 


क्रमांक 50 / भू - अर्जन /2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 

नगर/ ग्राम 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


कोरबा 


0.885 


खरवानी माइनर निर्माण हेतु 


महुआडीह 
प.ह.नं. 23 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 6 सक्ती, जिला 
जांजगीर - चांपा ( छ. ग . ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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। 


कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2005 


क्रमांक 51 / भू- अर्जन / 2005. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- . 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


- 


कोरबा 


कोरबा 


3.811 


सोहागपुर 
प.ह.नं. 23 


सोहागपुर माइनर निर्माण हेतु 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 6 सक्ती, जिला 
जांजगीर - चांपा ( छ. ग .) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2005 


Mimin 


क्रमांक 52/ भू- अर्जन / 2005. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की . उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


कोरबा 


1.003 


महुआडीह 
प.ह.नं. 22 


सोहागपुर माइनर निर्माण हेतु 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 6 सक्ती , जिला 
जांजगीर - चांपा ( छ. ग. ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव, 


+ 


भाग 1 ] 
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कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


रायगढ़, दिनांक 8 जून 2005 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/ अ -82/2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


-. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


6.712 


भगवानपुर 
प. ह . नं . 14 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण 
विभाग ( भ ./ स. ) , रायगढ़ . 


सी . एम . एच . ओ. आफिस 
भगवानपुर से कामर्स कालेज 
तक प्रस्तावित सार्वजनिक मार्ग 
हेतु भू - अर्जन . 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 8 जून 2005 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 14 / अ -82 /2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


: 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


1.469 


रामपुर बड़े 
प. ह . नं . 13 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण 
विभाग ( भ ./ स . ), रायगढ़ . 


सर्किट हाऊस उर्दना से रामपुर 
बड़े गोवर्धनपुर मार्ग हेतु भू 
अर्जन , 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


- 


+ 


म 


- 
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[ भाग । 


. 


रायगढ़, दिनांक 8 जून 2005 


॥ 


॥ 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/ अ-82 / 2004-2005 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


के द्वारा 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 6 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 


रायगढ़ 


छुहीपाली जलाशय हेतु भू 


रायगढ़ 


5.531 


छुहीपाली 
प . ह . नं . 21 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, रायगढ़. . 


अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


रायगढ़, दिनांक 8 जून 2005 


- 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 16 / अ -82 / 2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


। 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


12.419 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 


पंडरीपानी 
प . ह. नं . 19 


पंडरीपानी जलाशय हेतु भू 
अर्जन 


संभाग, रायगढ़. 


. 


भूमि का क्शिा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व , रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


. 


भाग 1 ] 
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रायगढ़, दिनांक 8 जून 2005 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 17 / अ-82 / 2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने को 
संभावना है . अत : भू- अर्जन अधिनियम , 1984 (क्रमांक एक सन् 1894 ) को धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


- 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


0.946 


बैकुंठपुर 
- प. ह . नं. 13 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण 
विभाग ( भ ./ स. ) , रायगढ़ . 


सी.एम.एच.ओ. भगवानपुर से 
कामर्स कालेज तक प्रस्तावित 
मार्ग हेतु भू - अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 8 जून 2005 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/ अ -82 / 2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


. 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


अनुसूची . 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) . 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


1.354 


गोबर्धनपुर 
प . ह . नं . 13 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण 
विभाग, ( भ. / स. ), रायगढ़ . 


सर्किट हाऊस उर्दना से रामपुर 
बड़े गोबर्धनपुर मार्ग हेतु भू 
अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


1220 . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2005 


[ भाग 


रायगढ़, दिनांक 8 जून 2005 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 19 / अ-82 / 2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित. अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) . 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


0.396 


मोतमा जलाशय के डूबान क्षेत्र 


गोतमा 
प . ह..नं . 37 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 

रायगढ़ . 


संभाग , 


का भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 8 जून 2005 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 20 / अ -82/2004-2005 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


0.973 


जुर्डी 
प. ह. नं. 19 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 

रायगढ़ . 


जुर्डा जलाशय के डूबान क्षेत्र 
का भू - अर्जन . 


संभाग , 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


भाग 1 ] 
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रायगढ़, दिनांक 8 जून 2005 


- 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/ अ -82 / 2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


. 


अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


- 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


: 1.299 


झारगुड़ा 
प . ह . नं . 17 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , रायगढ़ . 


झारगुड़ा जलाशय के डुबान 
क्षेत्र का भू - अर्जन 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 8 जून 2005 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 22 / अ -82 /2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4.की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


0.182 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 


सराईपाली 
प . ह . नं . 18 


संभाग, रायगढ़ . 


सराईपाली जलाशय के डुबान 
क्षेत्र का भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


+ 
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[ भाग 1 


रायगढ़, दिनांक 8 जून 2005 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/ अ -82 /2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


जिला. 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


d 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


6.324 


लोईंग 
प. ह . नं . 19 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, रायगढ़. 


भोजपल्ली जलाशय के डुबान 
क्षेत्र का भू - अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


बिलासपुर , दिनांक 18 फरवरी 2005 


क्रमांक क / भू - अर्जन अधि./ रीडर -1/ 2004/ 1656.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6) 


बिलासपुर 


मरवाही 


कोलबिर्रा 


2.489 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग मरवाही, मु . पेण्ड्रारोड . 


लोवरसोन व्यपवर्तन योजना के 
नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है , 


भाग 1 ] 
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बिलासपुर, दिनांक 31 मई 2005 


क्रमांक 07 / अ -82 / 2004-05. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


- 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


बिल्हा 


पिरैया 


20.56 


कार्यपालन यंत्री, खारंग जल 
संसाधन संभाग, बिलासपुर . 


बिलासपुर व्यपवर्तन योजना 
नहर निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अवि अ ( राजस्व ) , बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला दक्षिण बस्तर , दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


दन्तेवाड़ा, दिनांक 28 जून 2005 


क्रमांक 3057/ क / भू - अर्जन / अ -82 / 2004-05.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
हैं . अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं : 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 2 ) 
दंतेवाड़ा 


.. 


+ 


कारली 


दक्षिण बस्तर 
दंतेवाड़ा 


0.10 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, दक्षिण बस्तर , दन्तेवाड़ा. 


दंतेवाड़ा व्यपवर्तन योजना के 
कारली शाखा नहर निर्माण. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

के . आर . पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव , 


- 


। 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2005 


[ भाग 1 


- 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005 


क्रमांक 2223 / क / भू - अर्जन /01 / अ/82 वर्ष 04-05.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् .1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


M 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी , 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


धमतरी 


नगरी 


परसापानी 


1.24 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग धमतरी . 


मोहमल्ला जलाशय के अंतर्गत 
नहर निर्माण हेतु.. 


- 


धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005 


क्रमांक 2231/ क / भू - अर्जन / 04/ अ/ 82 वर्ष 04-05.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अंनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


: 


अनुसूची 


। 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


धमतरी 


नगरी 


गोंदलानाला 


0.87 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग धमतरी . 


गोंदलानाला जलाशय के अंतर्गत 
नहर निर्माण हेतु. 


+ 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2005 
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धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005 


क्रमांक 2225 / क / भू - अर्जन/ 07 / 8/ 82 वर्ष 04-05.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखितं अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


धमतरी 


नगरी 


मोहमल्ला 


4.40 


रै.वा. 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग धमतरी. 


मोहमल्ला जलाशय योजना के 
अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. 


. 


धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005 


क्रमांक 2229/ क / भू - अर्जनं / 09 / 8/ 82 वर्ष 04-05.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1.) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


- 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
• ( 4 ) 

( 5 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


धमतरी 


नगरी 


गट्टासिल्ली 


3.03 


रै.वा. 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग धमतरी . 


बटनहर्रा जलाशय क्र .- 2 के 
नहर निर्माण हेतु . 


- 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2005 


[ भाग 1 


धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005 


. 


क्रमांक 2227 / क / भू - अर्जन /10/ 8 / 82 वर्ष 04-05 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


- 


*. 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


धमतरी 


धमतरी 


लीलर 


2.90 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग धमतरी. 


मोहलई व्यपवर्तन योजना के 
अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.. 


धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005 


क्रमांक 2218 / क / भू - अर्जन / 11 / 8/ 82 वर्ष 04-05 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


." 


. 


। 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन . 


( 2 ) . 


( 3 ) 


( 6 ) 


धमतरी 


नगरी 


जोराडबरी 


1.20 


कार्यपालन अभियंता, जल 

संसाधन 
संभाग धमतरी.. 


गोहान नाला जलाशय के 
अंतर्गत नहरनिर्माण हेतु. 


. 


. 


. 


.... 
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धमतरी, दिनांक 16 मार्च 2005 


. 


- 


. 


. 


क्रमांक 2221 /क / भू - अर्जन/ 12 / 8/ 82 वर्ष 04-05 : - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


. 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


धमतरी 


नगरी 


बटनहर्रा 


2.73 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभांग धमतरी. 


मोहमला जलाशय के अंतर्गत 
नहर निर्माण हेतु. 


- 


धमतरी , दिनांक 16 मार्च 2005 


क्रमांक 2233/ क/ भू- अर्जन/ 25 / 782 वर्ष 04-05 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये,सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है, अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ). 


( 3 ) 


( 6 ) 


धमतरी 


नगरी 


कांटाकुरीडीह 


13.00 


" 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधनं 
संभाग धमतरी. 


कांटाकुरीडीह जलाशय के 
निर्माण हेतु 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. पी . जैन , कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव . 


[ भाग -1 
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: ( 1 ) 


( 2 ) 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


237/3 


. 0.053 


238/1 


0.016 


275/1 


0.049 


289/1 


0.212 


C.037 


रायगढ़, दिनांक 12 जुलाई 2004 


293/1 
289/2 


0.174 


290 


0.134 
0.097 


302 


292 . 


0.073 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/ अ -82 / 2003-04.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1984 
( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा 
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है : 


• 230 


.0.174 


- 


232 


0.154 


0.210 


233 
299/1 


: 


0.122 


275/2 


0.053 


अनुसूची 


300 


0.105 


297 


.0.129 


295/1 


0.040 


296 


0.077 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - रायगढ़ 
( ग ) नगर / ग्राम - कठानी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -3.082 हेक्टेयर 


305/1 


0.085 


240 


.0.070 


237/2 


0.053 


238/2 


0.016 


0.012 


खसरा नम्बर 


274/2 


237/1 


0.049 


रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


274/1 


0.061 


( 1 ) 


285 


0.134 


286 


0.129 


288 


0.166 


278 


0.396 


276 


0.061 


308/2 


0.032 


301 


0.105 


287 


0.105 


299/2 


0.040 


308/1 


0.017 


293/2 


0.036 


307 


0.065 


228 


0.040 


238/3 


0.057 


277 


0.154 


0.052 


299/3 
306 


योग 


50 


4.711 


0.045 


. " 


303 


0.101 


227 


0.016 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोड़पाली 

जलाशय हेतु भू - अर्जन . 


291 


0.308 


298 


0.142 


294 


0.081 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , 

रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


295/2 


0.040 


305/2 


0.045 


231 


0.089 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सुबोध कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 
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शग 1 - 


( 1 ) 


( 2 ) . 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायपुर , छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


337 , 338 , 339 


0.004 


525 


रायपुर, दिनांक 15 जून 2005 


445 


0.056 
0.028 
0.016 


526 


395/1 


0.052 


0.044 


465/1 
447 


0.048 


क्रमांक क / भू - अर्जन /7 / 82 , 2004-05 . - चूंकि राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है : 


425/2 


0.028 


427/2 


0.004 


421 


0.004 


521/2 


0.048 


अनुसूची 


517/2 


0.028 


409 


0.004 


योग 


33 


1.085 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायपुर 
( ख ) तहसील -बिलाईगढ़ . 
( ग ) नगर/ ग्राम - रमतला 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.085 हेक्टेयर 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - लोवर 

सोनिया जलाशय के अंतर्गत बिलाईगढ़ सब माइनर निर्माण कार्य 
हेतु. 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी,बिलाई 

गढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


( 1 ) 


422 


0.004 


423 


0.088 


440 


0.053 


419/2 


रायपुर, दिनांक 27 जून 2005 


0.004 


425/1 


0.004 


427/1 


0.093 


424 


0.020 


439 


0.036 
0.004 


क्रमांक क/ भू - अर्जन / 3 /82, 2003-04 . - चूंकि राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है । 


340/2 


466/1 


0.048 


340/1 


0.004 


466/2 


0.044 


429 


0.032 


अनुसूची 


432/2 


0.048 


441/2 


0.044 


444/3 


0.041 


430/2 


0.017 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायपुर 
( ख ) तहसील - बिलाईगढ़ 
( ग ) नगर/ ग्राम - पवनी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.092 हेक्टेयर 


446/1 


0.028 


521/1 


0.041 


431 


0.068 
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खसरा नम्बर 


: 


( 1 ) 


( 2 ) 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


3032 


0.061 


3277/2 


0.012 


3030/1 


0.049 


3302/2 


0.041 


3277/1 


0.052 


3030/5 


0.024 


3282 


0.097 


3030/4 


0.024 


3286/1 


0.004 


1 


3283 


0.073 


3035 


0.012 


3383/3 


0.052 


3384/2 


0.028 


* 3029 / 2 


0.036 


3388 


0.016 
0.044 


3027 


6.044 


3389 


3391/1 


0.036 


3385 


0.032 


3407/1 


0.009 
0.028 


3384/3 


3051/2 


0.008 


3407/4 


0.044 


3438/3 . 


0.028 


0.061 


3407/2 
3407/30 


3433/3 


0.021 


3424/3 
3425 


0.005 
0.028 
0.081 


3424/4 


0.012 


0.012 


. 


3426 . 
3433/1 


3145 / 1-2 


0.021 


0.044 


3050 


0.004 
0.089 


3433/1 


0.008 


3048 


3437 


0.081 


3369/1 


0.084 


3049 


0.032 


3833 


0.020 


0.016 


3438/4 
3438/5 
3439 


0.041 


2997/1 


0.072 


0.041 


3448 


0.061 


3149/1 


0.041 


0.024 


3449/1 
3445/1 


0.005 


योग 


- 


58 


2.092 


3447 . 


0.008 


3450 


0.008 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - लोवर 

सोनिया जलाशय के अंतर्गत पवनी माइनर नं. 2 निर्माण कार्य हेतु. 


3451 


0.021 


3452 


0.021 


. 


3146 


0.041 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जुन अधिकारी, बिलाई 

गढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


3147 


0.004 


3144/1 


0.121 


3144/2 


0.008 


3046/1 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. पी . मण्डल , कलेक्टर एवं पदेन सचिव, 


0.021 
0.081 


3046/2 


+ 
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उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 27th June 2005 


No. 371/Confdi./2005 /11-2-90 /2001 (Pt. II).— Shri Rangnath Chandrakar, Member of Higher Judicial Service 
presently posted as District & Sessions Judge , Bilaspur is relieved to enable him to join as Registrar (Vigilance ) , High 
Court of Chhattisgarh , Bilaspur. 


- 


Bilaspur, the 27th June 2005 


No. 373 /Confdi./2005 /11-2-1 /2005. — The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column 
No. (2 ) are transferred from the place shown in Column No. (3 ) to the place shown in Column No. (4 ) and are posted 
in the capacity as inentioned in Column No. (6 ) from the date they assume charge of their office; and 


The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judges of the Sessions Divisions 
as mentioned in Column No. ( 5 ) from the date they assume charge of their offices : 


TABLE 


S. No. 


From 


Name & present designation 


Posted as 


Το 


Sessions 
Division 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


1 . 


Raipur 


Bilaspur 


Bilaspur 


Shri Gulam 
Minhajuddin , Legal 
Advisor to H.E. the 
Govemor. 


District & 
Sessions 
Judge . 


2 . 


Bilaspur 


Rajnandgaon 


Rajnandgaon 


Shri Inder Singh 
Uboweja , Member 
Secretary, Chhattisgarh 
Legal Services Authority . 


District & 
Sessions 
Judge . 


Bilaspur the 27th June 2005 


No. 37.5 Confd1./2005/II-2-1/2005.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column 
No. (2 ) are tynsferred from the place shown in Column No. (3 ) to the place shown in Column No. (4 ) and are posted 
in the capacity as mentioned in Column No. (6 ) from the date they assume charge of their office ; and 


.. 
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The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judges of the Sessions 
Divisions as mentioned in Column No. ( 5 ) from the date they assume charge of their offices : 


TABLE 


S. No. Name & present designation 


From 


To 


Posted as 


Sessions 
Division 

(5 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(6 ) 


1 . 


Bilaspur 


Rajnandgaon 


Rajnandgaon 


Shri Rajendra Chandra 
Singh Samant, Ist 
Additional District & 
Sessions Judge .. 


Ist - Additional 
District & Sessions 
Judge vicc Shri Anil 
Kumar. Shukla . 


. 


2 . 


Raipur 


Bilaspur 


Bilaspur 


Shri Mahendra Rathore 
Deputy Secretary, 
Government of Chhattisgarh , 
Law & Legislative Affairs 
Department 


Ist Additional 
District & Sessions 
Judge vice Shri R.C. 
S. 


By order of the High Court, 
D. K. TIWARI, Additional Registrar (D.E.) 


+ 


